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तारांकित प्रश्‍न संख्‍या  *275
जिसका उत्‍तर 12 दिसम्‍बर, 2016 को दिया जाना है ।
.....

गंगा नदी की सफाई
*275. श्री संजय सेठ: 

क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) 
गंगा की सफाई के लिए वर्ष 2016-17 हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है; 

(ख) 
संबंधित राज्य-सरकारों को धनराशि का वितरण किस प्रकार से किया जाता है और उत्तर प्रदेश के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी; 

(ग) 
क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सरकार से उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा की सफाई हेतु और धनराशि व्यय न किए जाने के लिए कहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; 

(घ) 
क्या सरकारी एजेंसियां राष्ट्रीय हरित अध्किरण को प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों की संख्या के साथ-साथ गंगा नदी में शहरों से प्रवाहित किए जाने वाले मल-जल की वास्तविक मात्र से कम मात्र की जानकारी दे रही हैं; और
(ङ) 
यदि हां, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण को वास्तविक आंकड़े उपलब्ध कराये जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा नदी की सफाई का कार्य किस प्रकार से करेगी?

उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती) 
(क) से (ङ)  विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
“गंगा नदी की सफाई” के संबंध में दिनांक 12.12.2016 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *275 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
(क) और (ख) वर्ष 2016-17 में गंगा की सफाई हेतु 2500.00 करोड़ रूपए का बजट आबंटन किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्यों को 617.42 करोड़ रूपए की कुल राशि जारी की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य को 465.75 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।
(ग) 
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यह मौखिक प्रेक्षण/निर्देश दिया है कि एनजीटी की विशिष्ट अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से उन्नाव तक अनुप्रवाह में गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे कोष से कोई राशि व्यय न की जाए। इस संबंध में एनजीटी द्वारा कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है।
(घ) और (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ मिलकर समग्र रूप से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सूची बनाता है। उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए जल स्रोतों में बहिस्राव छोड़ने वाले उद्योगों और (क) खतरनाक अपशिष्ट सामग्री बहाने वाले अथवा (ख) प्रतिदिन 100 किग्रा. अथवा इससे अधिक के जैविक ऑक्सीजन मांग वाले बहिस्रावों अथवा (ग) (क) तथा (ख) में उल्लिखित बहिस्राव छोड़ने वाले उद्योगों को चिह्नित किया जाता है। सीपीसीबी ने गंगा की मुख्य धारा पर ऐसे 764 उद्योग चिह्नित किए हैं। हरिद्वार-उन्नाव प्रखंड में कार्य करने के लिए एनजीटी की पूर्व अनुमति मांगी जाएगी।
*****
